भारत सरकार
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 631

उत्तर देने की तारीख 16 अगस्त, 2012

25 श्रावण, 1934 (शक)

----

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कीमतों में वृद्धि
631.
श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : 

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)
क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ वस्तुओं, विशेषकर सीमेंट का विनिर्माण होने के बाद भी वहां इनके मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि की गई है; 

(ख)
यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; 

(ग)
क्या विनिर्माताओं द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र औद्योगिक और निवेश संवर्द्धन नीति (एन.ई.आई.आई.पी.पी.), 2007 के अंतर्गत अलग-अलग राजसहायता और प्रोत्साहनों का लाभ उठाए जाने के बावजूद सरकार द्वारा सीमेंट सहित ऐसी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है;

(घ)
यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.)
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?
उत्तर
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),  उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
 (श्री पबन सिंह घाटोवार)

(क) से (ड.)
सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और वर्ष 1989 से सीमेंट की कीमतों और वितरण पर से नियंत्रण हटा लिया गया है । दिनांक 15.02.2002 से सीमेंट को आवश्यक वस्तुओं की सूची से भी हटा दिया गया है । इसलिए इस समय सीमेंट की कीमत बाज़ार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं । सीमेंट विनिर्माण संघ के अनुसार, सीमेंट की कीमत इनपुट्स, परिवहन लागत, शुल्क और कर आदि पर निर्भर करती है । उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय राज्यों में भाड़े, स्थानीय करों और चढ़ाई-उतराई खर्चों की ऊंची दरों के कारण सीमेंट की कीमत पारंपरिक रूप से अधिक रहती है ।

*****

